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  वि�क्रम विसंह@वि�के�   �ावि�र्या और अन्य-र्यावि�काकता�बनाम

   भारत संघऔर अन्य-प्रवित�ादी

2012    की सीडबू्ल्यपी संख्या 18956

3 अकू्टबर, 2012

  भारत का संवि�धान,  1950 -   अनुचे्छद 14   और 21 -   भारतीर्य दंड
संविहता, 1860 -   धारा 364-A -  धारा 364-A IPC     में संशोधन को �ुनौती दी

   गई वि+सके तहत "    वि,रौती के वि�ए अपहरण"      के अपराध को मृतु्य र्या
        आ+ी�न कारा�ास के साथ दंडनीर्य बनार्या गर्या है -   र्यावि�काकता�ओं ने

            मौत की स+ा को आ+ी�न कारा�ास में बद�ने की भी मांग की -
          र्यावि�काकता�ओं को वि,रौती के वि�ए एक नाबावि�ग के अपहरण का दोषी

  ठहरार्या गर्या -   र्यावि�काकता� #  2       के प्रकटीकरण बर्यान के आधार पर
      नाबावि�ग का श� बरामद विकर्या गर्या -      सभी न्यार्या�र्यो ं ने सम�त6 रूप से

       माना विक आरोपी भी आईपीसी की धारा 364       ए के तहत भी दोषी थे -
       अविभरु्यक्त को मौत की स+ा सुनाई गई -     माननीर्य स�9च्च न्यार्या�र्य द्वारा

      मौत की स+ा को बरकरार रखा गर्या,      हा�ांविक र्यावि�काकता� की पत्नी को
   दी गई स+ा # 2        को आ+ी�न कारा�ास में बद� विदर्या गर्या -  आईपीसी की

 धारा 364-           ए के पू��व्यापी सम्मि@�न को �ुनौती देने �ा�ी रिरट र्यावि�का दार्यर
  की गई -       र्यावि�का खारिर+ कर दी गई -  र्यावि�काकता�^     का दा�ा है विक

           संशोविधत प्रा�धान का उदे्दश्य के�� उन �ोगो ं को दंविडत करना है +ो
     सरकार के म्मिख�ा, अपराध करते हैं,       कोई भी वि�देशी राज्य र्या अंतरा�ष्ट्र ीर्य

अंतर-  सरकारी संगठन,          इस प्रकार पूरी तरह से प्रहसन है और धारा 364-ए
      आईपीसी के वि�धार्यी इवितहास के वि�परीत है।
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(  पैरा 19)

 माना         जाता है कि� सर्वो�च्च न्यायालय ने अपराध �ी प्र�ृकित,   इस�ी गंभीरता और
 र्वोर्ष' 1993   में धारा 364-           ए �े समारे्वोश द्वारा प्राप्त कि�ए गए किर्वोधायी उदे्दश्य �े अनुरूप

       उकि1त सजा पर किर्वो1ार कि�या। पीठ ने �हा, ''          अब यह दलील देने �ी मांग �ी गई है कि�
   आईपीसी �ी धारा 374-           ए �ेर्वोल तभी लागू होती है जब �ाया'लय सर�ार या कि�सी

             किर्वोदेशी देश आकिद �े खि7लाफ प्रकितबद्ध होता है या याकि1�ा�ता'ओं �े मामले में ऐसा
     �ोई अपराध नही ं कि�या गया था,       किजसे उच्चतम न्यायालय ने समथ'न नही ं किदया।

(  पैरा 13)

 आगे �हा गया,   कि� 1995    �ी धारा 364-     ए आई पीसी किर्वोड� संशोधन
  अकिधकिनयम संख्या 24      �े आगे संशोधन �ा उदे्दश्य 17 किदसंबर, 1979    �ो संयुक्त राष्ट्र �ी

    महासभा द्वारा अपनाए गए '   बंध�ों �ो लेना'      �े खि7लाफ अंतरा'ष्ट्र ीय समे्मलन �े अनुरूप
          घरेलू �ानून लाना था और किजसमें भारत ने डबू्ल्यसी एफ 7 किसतंबर,   �ेर्वोल 1994  । 'मैं

             याकि1�ा�ता' �ा दार्वोा है कि� संशोकिधत प्रार्वोधान �ा उदे्दश्य �ेर्वोल उन लोगों �ो दंकिडत
   �रना है जो सर�ार,        कि�सी भी किर्वोदेशी राज्य या अंतरा'ष्ट्र ीय अंतर-   सर�ारी संगठन �े

   खि7लाफ अपराध �रते हैं,          इस प्र�ार पूरी तरह से प्रहसन है और धारा 364-  ए आईपीसी
     �े किर्वोधायी इकितहास �े किर्वोपरीत है।

(  पैरा 16)

 आगे �हा गया,      कि� प्रार्वोधान �ी 'क्रांकितरक्ष�ता'      �ो 1ुनौती पूरी तरह से
     भ्राम� और भ्राम� है क्योंकिकि� 14 फरर्वोरी, 2005    �े बाद धारा 364-     ए आई पीसी में �ुछ

      भी जोड़ा या हटाया नही ं गया है,       अथा'त् याकि1�ा�ता'ओं द्वारा अपराध �रने �ी तारी7।
(  पैरा 17)

  आगे �हा गया,          कि� कि�सी अकिधकिनयम �ो अपराध �े रूप में परिरभाकिर्षत �रना
               मुख्य रूप से किर्वोधाकिय�ा �ा �त'व्य है। ऐसे अपराध �े किलए दंड �ा किनधा'रण भी ए�

             किर्वोधायी नीकित है। प्रते्य� किर्वोधायी �ार'र्वोाई �ो संरै्वोधाकिन� रूप से रै्वोध माना जाएगा जब
               त� कि� अन्यथा साकिबत न हो। इस�ी रै्वोधता �ी धारणा �ा 7ंडन �रने �े किलए ए�

          किर्वोधायी �ार'र्वोाई �ो 1ुनौती इस प्र�ार दो प्रकिसद्ध किसद्धांतों पर है,  अथा'त्,  (i)  क्या
           किर्वोधायी �ार'र्वोाई मौकिल� अकिध�ारों या संकिर्वोधान �े कि�सी अन्य प्रार्वोधान �ा उलं्लघन

 �रती है;  (ii)   क्या किर्वोधानमंडल,      किजसने आके्षकिपत �ानून बनाया था,   संकिर्वोधान �े
 अनुचे्छद 246           �े अथा'न्तग'त इस किर्वोर्षय पर �ानून बनाने �े किलए सक्षम था?
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(  सूय' �ांत, जे।

 किबक्रम 1ौधरी,    एडर्वोो�ेट और बीएस किबलोकिर्वोरिरया, एडर्वोो�ेट, याकि1�ा�ता'ओं
 �े किलए।

  अनमोल रतन किसद्धू,        भारत �े सहाय� सॉकिलकिसटर जनरल नरेश �ुमार
जोशी,       भारत संघ �े किलए र्वोरिरष्ठ र्वो�ील (   किर्वोशेर्ष सगाई शे्रणी)  �े साथ।

  मोकिन�ा किछब्बर शमा',  डीएजी पंजाब

  रकिर्वो दत्त शन्ना,  डीएजी हरिरयाणा

 सूर्य� कांत, +े।

(1)   याकि1�ा�ता'ओं ने  22 मई, 1993  से 1993     �े अकिधकिनयम संख्या 42 द्वारा
      सखिम्मकिलत भारतीय दंड संकिहता �ी धारा 364-         ए �ो रद्द �रने �े किलए ए� रिरट याकि1�ा

   �ी मांग �ी है,   किजस�े तहत '    किफरौती �े किलए अपहरण'    �े अपराध �ो 22 मई, 1993 से
'   पूर्वो'व्यापी रूप से'            मौत या �ारार्वोास �े साथ दंडनीय बना किदया गया है क्योंकिकि�

     याकि1�ा�ता'ओं �े अनुसार यह अकिध�ारातीत है      भारत �े संकिर्वोधान �े अनुचे्छद 14

 और 21   किर्वोनोद  �ुमार बनाम   हरिरर्याणा राज्य (1)       माम�े में इस न्यार्या�र्य के
    ,ैस�े के आ�ोक में       र्यावि�काकता�ओं के माम�े को वि,र से खो�ने  �े किनद̂श

  �े साथ 5 अकू्टबर, 2012            �ो जारी डेथ र्वोारंट �े किनष्पादन पर रो� लगाने �ी भी मांग
     �ी गई है। याकि1�ा�ता'ओं ने           उन्हें सुनाई गई मौत �ी सजा �ो आजीर्वोन �ारार्वोास में

  बदलने �े किलए     परमादेश �ी भी मांग �ी।

(2)              इस याकि1�ा �ो जन्म देने र्वोाले तथ्यों �ो संके्षप में दे7ा जा स�ता है
          क्योंकिकि� ऊपर उठाए गए मुदे्द तथ्यात्म� सरगम �े आसपास नही ं हैं।

(3)       याकि1�ा�ता'ओं �ो सुनार रकिर्वो र्वोमा' �े 16     र्वोर्षeय नाबाकिलग बेटे अकिभ र्वोमा'
             �े अपहरण �ा दोर्षी पाया गया। नाबाकिलग �ा शर्वो दूसरे याकि1�ा�ता' �े बयान �े

               आधार पर बरामद कि�या गया था। सभी न्यायालयों ने समर्वोतe रूप से माना है कि� मृत�
    �े किपता याकि1�ा�ता' नंबर 1      और उस�े परिरर्वोार �े परिरकि1त थे,    और उस परिरकि1त �े

         तहत अपहरण ट्र स्ट �ो धो7ा देते हुए कि�या गया था;      तीनों आरोकिपयों ने अपराध �ा पता
                 लगाने से रो�ने �े किलए पीकिड़त �े दोनों हाथों और पैरों �ो बांधने और टेप से उस�े मंुह

              �ो सील �रने �े बाद उसे क्लोरोफॉम' और फोट'किर्वोन �ो भारी मात्रा में इंजेक्शन दे�र
      पूर्वो'किनयोकिजत तरी�े से हत्या �ा अपराध कि�या; (  �)        क्या यह स1 है कि� ये तीनों बचे्च

 �े     शर्वो �ी बरामदगी त� पूर्वो'  -       योजना से किन�टता से जुडे़ रहे  ;  
(1) 2006    सीआरएल लॉ जन'ल 170

      यह �ेर्वोल हत्या �ा मामला नही ं था,    बखिj आरोपी धारा 364-     ए आईपीसी �े तहत भी
 दोर्षी थे;             यह कि� याकि1�ा�ता'ओं और पीकिड़त �े परिरर्वोार �े बी1 �ोई दुश्मनी नही ं थी
    और नृशंस हत्या �ेर्वोल 50           ला7 रुपये �ी भारी किफरौती लेने �े किलए �ी गई थी।

(4)    सत्र मामला संख्या 24  किदनां� 3 किसतंबर, 2005   में धारा 302, 364-ए, 201
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 और 120-           बी आईपीसी �े तहत मु�दमे �े �ारण याकि1�ा�ता'ओं और उन�े सह-
 आरोपी सोकिनया,    याकि1�ा�ता' नंबर *  2       �ी पत्नी �ो दोर्षी ठहराया गया,  किजन्हें

    किनम्नकिलखि7त सजा दी गई थी।

  आरोपी का नाम    धारा के तहत दोषी
करार   �गाई गई स+ा

  किर्वोक्रम किसंह @ किर्वोक्की 302  आईपीसी 364  ए
 आईपीसी 201 
 आईपीसी 120-  बी

आईपीसी

अर्वोसान
अर्वोसान

    सात साल �े किलए आरआई
    सात साल �े किलए आरआई

  जसर्वोीर किसंह @ जस्सा 302  आईपीसी 364  ए
आईपीसी
201  आईपीसी 120-

 बी आईपीसी

अर्वोसान
अर्वोसान

    सात साल �े किलए आरआई
    सात साल �े किलए आरआई

 श्रीमती सोकिनया 302  आईपीसी 364  ए
आईपीसी
201  आईपीसी 120-

 बी आईपीसी

अर्वोसान
अर्वोसान

    सात साल �े किलए आरआई
    सात साल �े किलए

आरआई"
(5) 2007      �ी हत्या संदभ' संख्या 1   �ो 30  मई, 2008     �े इस न्यायालय �े

               फैसले द्वारा स्वी�ार �र किलया गया था और तीन अकिभयुक्तों �ो दी गई मौत �ी सजा
    �ी पुकिष्ट �ी गई थी,      किजसमें उन�ी आपराकिध� अपील संख्या 105-   डीबी ऑफ 2007 �ो

        7ारिरज �र किदया गया था। याकि1�ा�ता'ओं और उन�े सह-    अकिभयुक्तों सोकिनया ने 2008
    �ी आपराकिध� अपील संख्या 1396-97   �ो प्राथकिम�ता दी,  किजसे 25 जनर्वोरी, 2010 �े

जे-एलओ.बी.एल.सी.         �े फैसले से 7ारिरज �र किदया गया था,     किजसमें उन�ी मौत �ी
     सजा �ो बर�रार र7ा गया था,    हालांकि� याकि1�ा�ता' नंबर 2  �ी सह-  आरोपी सोकिनया
   पत्नी �े मामले में,        इसे आजीर्वोन �ारार्वोास में बदल किदया गया था,    जो इस प्र�ार है: -

"30. हालांकि�,           हम जसबीर किसंह �ी पत्नी मकिहला अपील�ता' सोकिनया �े पक्ष में
               �ुछ �ारण पाते हैं। समग्र तस्वीर और इस तथ्य �ो ध्यान में र7ते हुए कि� उस

  समय जब अकिभ

           र्वोमा' �ो डीएर्वोी सू्कल �े बाहर से अपहरण �र किलया गया था, सोकिनया
              मौजूद नही ं थी और हो स�ता है कि� र्वोह अपने पकित और किर्वोक्रम किसंह �े
         दबार्वो में आने �े �ारण साकिजश में उलझ गई हो,    उस�े प्रकित �ुछ नरमी
           किद7ाई जानी 1ाकिहए। इसकिलए हमारा किर्वो1ार है कि� जहां त� सोकिनया �ा

 संबंध है,            उस�ी मौत �ी सजा �ो जीर्वोन में बदल किदया जाना 1ाकिहए।
     हम तदनुसार आदेश देते हैं। हालांकि�,     अन्य दो अपील�ता'ओं �ी अपील

    7ारिरज �ी जाती है। "
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(  सूय' �ांत, जे।

(6)              यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि� अकिभयुक्त �ा �ृत्य पूरी तरह से
     शैतानी था और इसे '            दुल'भतम शे्रणी �े मामलों में लाने �े किलए ए� तरह �ी भयार्वोहता

   प्राप्त �र रहा  था,          किजसमें याकि1�ा�ता'ओं पर मौत �ी 1रम सजा दी गई थी, हालांकि�
     माननीय सर्वो�च्च न्यायालय द्वारा उन�े सह-      आरोपी सोकिनया �े प्रकित �ुछ उदारता

  किद7ाई गई थी,          किजस�े �ारण पहले से ही इस आदेश �े पैरा 5  में पुन:   प्रसु्तत कि�ए गए
थे।

(7)           याकि1�ा�ता'ओं ने इस याकि1�ा में 7ुलासा नही ं कि�या है और उन�े
                र्वो�ील ने भी 7ुलासा कि�या है कि� क्या रे्वो कि�सी दया याकि1�ा �ो प्राथकिम�ता देते हैं या

   नही ं और यकिद हां,       तो इस�ा परिरणाम क्या था। इस बी1,     होशी अरपुर �ी सत्र अदालत
        ने फांसी �े किलए डेथ र्वोारंट जारी कि�या है,      किजससे याकि1�ा�ता'ओं ने शुरुआत में हमारे

             द्वारा दे7ी गई राहत �े किलए ये �ाय'र्वोाही शुरू �रने �े किलए पे्ररिरत कि�या।

(8)             अब हम इस रिरट याकि1�ा में �ी गई किर्वोकिभन्न प्राथ'नाओं �ा समथ'न �रने
       �े किलए याकि1�ा�ता'ओं �ी ओर से किनम्नकिलखि7त आधार,      त�' और दलील दे स�ते हैं: -

(1) '    किफरौती �े किलए अपहरण'           �े किलए मौत �ी सजा देने �े किलए कि�सी भी
           त�' या रै्वोध र्वोगe�रण �ी व्याख्या कि�ए किबना आईपीसी �ी धारा 364-ए

 �ा 'पूर्वो'व्यापी'      सखिम्मलन संकिर्वोधान �े अनुचे्छद 14  और 21  �ा उलं्लघन
   �रता है। स्वामी  श्रद्दानानंद @     मुर�ी मनोहर विमश्रा  बनाम

  �ना'ट� राज्य (2)      �े किनण'य पर भरोसा �रते हुए,    यह आग्रह कि�या गया
   था कि� ब1न   विसंह बनाम   पं+ाब राज्य  (3)      में मौत की स+ा देने
   के वि�ए विनधा�रिरत मानदंड,        या माछी किसंह और अन्य में सारांविशत

   विकए गए हैं।(ख)   पं+ाब राज्य (4)    के माम�े में    भी पया'प्त रूप से
    संपूण' नही ं पाया गया था

(2) (2008) 13  एससीसी 767
(3) (1980) 2  एससीसी 684
(4) (1983) 3  एससीसी 470

            और मौत �ी सजा देने में ए�रूपता और किनरंतरता �ी �मी �ो किर्वोकिधर्वोत
            दे7ा गया था। 1ंूकि� मृतु्यदंड �ा प्रश्न व्यखिक्तपर� तत्व से मुक्त नही ं है,

             इसकिलए यह आग्रह कि�या गया था कि� किफरौती �े किलए अपहरण �े अपराध �े
             किलए ऐसी 1रम सजा देना पूरी तरह से मनमाना है और दस्तारे्वोज संकिर्वोधान �े

 अनुचे्छद 14          �ी �सौटी पर 7रे नही ं उतरते हैं। इसी �ारण से,  यह अनुचे्छद
21     �ा भी उलं्लघन �रता है।

(11)               किफरौती �े किलए अपहरण �े अपराध �े किलए सजा �े ए� र्वोाक्य में से ए�
      मौत �े किशलाले7 �े पीछे किर्वोधायी उदे्दश्य      सर�ार या कि�सी किर्वोदेशी राज्य या

 अंतरा'ष्ट्र ीय अंतर-         सर�ारी संगठन �े किर्वोरुद्ध सीमापार आतं�र्वोाद �े 7तरे �ो
 किनयंकित्रत �रना,             उन पर �ोई �ाय' �रने या उससे दूर रहने या किफरौती देने �े

            किलए दबार्वो डालना और इसे कि�सी किनजी व्यखिक्त �ी किफरौती �े किलए अपहरण
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             �े सरल मामले में अर्वोाड' न देना था। याकि1�ा�ता' राज्य सभा द्वारा गकिठत 'गृह
  मामलों �ी सकिमकित'   �ी 29  नरं्वोबर,  1994    �ी रिरपोट' (   अनुलग्न� पी 4)  पर
  भरोसा �रते हैं,       किजस�े प्रासंकिग� उद्धरण किनम्नकिलखि7त प्रभार्वो �े हैं: -

"6.       सकिमकित �ो प्रसु्तत अपने नोट में,        गृह मंत्रालय ने पृष्ठभूकिम और भारतीय दंड
संकिहता,  I860    �ी धारा 364-A       में संशोधन �ी आर्वोश्य�ता �ो किनम्नानुसार
समझाया: -

(1)          बंध�ों �े अपहरण �े किर्वोरुद्ध ए� अंतरा'ष्ट्र ीय अकिभसमय �ो 17
किदसम्बर, 1979        �ो संयुक्त राज्य अमेरिर�ा �ी महासभा द्वारा

         अपनाया गया था। �न्वेंशन �ो ईरानी बंध� सं�ट �ी पृष्ठभूकिम
        में अपनाया गया था और इस�ा उदे्दश्य अंतरा'ष्ट्र ीय आतं�र्वोाद
     से लड़ना था। यह �न्वेंशन 3 जून, 1983   �ो लागू हुआ।

(2)   अकिभसमय �े अनुसार,       यकिद �ोई व्यखिक्त कि�सी तीसरे पक्ष,
 अथा'त् राज्य,    ए� अंतरा'ष्ट्र ीय अंतर-    सर�ारी संगठन �ो बाध्य

       �रने �े किलए कि�सी अन्य व्यखिक्त �ो मारने,    घायल �रने या
      किहरासत में र7ने �ी धम�ी देता है।

           ए� प्रा�ृकित� या न्याकिय� व्यखिक्त या बंध�ों �ी रिरहाई �े किलए ए�
             स्पष्ट या अंतकिन'किहत शत' �े रूप में �ोई �ाय' �रने या �रने से

       परहेज �रने �े किलए व्यखिक्तयों �ा ए� समूह,     यह बंध� लेने �े
   अपराध �ा गठन �रेगा।

(हाय)   भारत ने 7 किसतंबर, 1994     से �न्वेंशन �ो स्वी�ार कि�या।

(4)  र्वोत'मान में,        बंध� बनाने �ा अपराध भारतीय �ानून में परिरभाकिर्षत
  नही ं है। हालांकि�,    आपराकिध� �ानून (संशोधन)  अकिधकिनयम, 1993

 �े तहत,          किफरौती �े किलए अपहरण आकिद �ो मौत या आजीर्वोन
         �ारार्वोास और जुमा'ना �े साथ दंडनीय अपराध बनाने �े किलए

     भारतीय दंड संकिहता में धारा 364       ए जोड़ी गई थी। दुष्े्पररण और
           प्रयास पर भारतीय दंड संकिहता �े अन्य प्रार्वोधानों �े साथ पकिठत यह

        प्रार्वोधान पहले से ही बंध� बनाने �ो �र्वोर �रेगा,   जैसा कि�
          �न्वेंशन में परिरभाकिर्षत कि�या गया है कि� यह अकिधकिनयम भारत �े

        के्षत्र त� ही सीकिमत है। आईपीसी �ी धारा 364    ए उन खि}थकितयों पर
          ध्यान नही ं देती है जहां अपराध किर्वोदेशी राज्यों या अंतरराष्ट्र ीय अंतर-

          सर�ारी संगठनों �ो �ोई �ाय' �रने या किफरौती देने �े किलए
       मजबूर �रने �े उदे्दश्य से कि�या गया है।

(5)     अत भारतीय दंड संकिहता (संशोधन)  किर्वोधेय�,  1994   �ा उदे्दश्य
          किफरौती �े किलए अपहरण आकिद �े संबंध में उक्त धारा 364  � में
           संशोधन �रना है ताकि� यह स्पष्ट कि�या जा स�े कि� सर�ार या
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(  सूय' �ांत, जे।

     कि�सी किर्वोदेशी राज्य या अंतरा'ष्ट्र ीय अंतर-    सर�ारी संगठन या कि�सी
          अन्य व्यखिक्त �ो बाध्य �रने �े किलए कि�सी व्यखिक्त �ा अपहरण
       �रना उस धारा �े अधीन दंडनीय है। "

(3)  धारा 364-       ए आईपीसी में होने र्वोाला र्वोाक्यांश "व्यखिक्त"    और धारा 11  आईपीसी
           द्वारा परिरभाकिर्षत ए� व्यखिक्त �ो बाहर �रता है और ए� �ानूनी व्यखिक्त, �ंपनी

 या एसोकिसएशन,       या व्यखिक्तयों �े किन�ाय �े किलए है

         �ेर्वोल। यह जोरदार त�' किदया गया था कि� धारा 364-   ए आईपीसी में
       संशोधन �ा उदे्दश्य अंतरा'ष्ट्र ीय आतं�र्वोाद से किनपटना था,  इसकिलए
 र्वोाक्यांश "व्यखिक्त"        �ो संशोकिधत प्रार्वोधान �े उदे्दश्य �े साथ सामंजस्यपूण'

        किनमा'ण किदया जाना 1ाकिहए। अंतरा'ष्ट्र ीय �न्वेंशन �े अनुचे्छद 13  �ा संदभ'
      किदया गया है जो इस प्र�ार है: -

"  अनुचे्छद 13

       यह �न्वेंशन लागू नही ं होगा जहां अपराध        ए� ही राज्य �े भीतर कि�या जाता
है  ,              बंध� और �किथत अपराधी उस राज्य �े नागरिर� हैं और �किथत  

         अपराधी उस राज्य �े के्षत्र में पाया जाता है।  "   (  महत्त्व लागू)

  इन र्यावि�काकता�ओं     ने व्यय आयोग (�र),      गुजरात बनाम दश'न सुरेंद्र पारे7 (5) के
    ,ैस�े पर भरोसा विकर्या,      किजसमें �हा गया था कि�  "     कि�सी क़ानून में कि�सी किर्वोशेर्ष
     र्वोाक्यांश �े अथ' पर पहंु1ने में,          र्वोाक्यांश �ो उस�े संदभ' से अलग नही ं दे7ा जाना

1ाकिहए;     इसे इस�े पूरे संदभ',  शीर्ष'�,        प्रस्तार्वोना और क़ानून �े अन्य सभी
     अकिधकिनयम�ों में दे7ा जाना 1ाकिहए "      और यह कि� "   सभी रै्वोधाकिन� परिरभार्षाओ ं �ो

        परिरभार्षा 7ंडों में व्यक्त योग्यताओं �े अधीन पढ़ा    जाना 1ाकिहए     जो उन्हें बनाते हैं ... "।
   संुदरा बाई दली1ंद  बनाम      मोरेश्वर महादेर्वो गो7ले और अन्य (6)   में बॉमे्ब हाईकोट�

   के ,ैस�े में,   आदेश 5   किनयम 16    सीपीसी में "   कि�सी अन्य व्यखिक्त"   र्वोाक्यांश �ो
              परिरभाकिर्षत �रते हुए यह �हने �े किलए भी दबार्वो डाला गया है कि� धारा 364-  ए

    आईपीसी में किनकिहत अकिभव्यखिक्त "   �ोई अन्य व्यखिक्त"      उन व्यखिक्तयों �ो संदकिभ'त �रता है
         किजन�ा उले्ल7 उक्त र्वोाक्यांश से तुरंत पहले कि�या गया है,  अथा'त्, "   सर�ार या �ोई
    किर्वोदेशी राज्य या अंतरा'ष्ट्र ीय अंतर-  सर�ारी संगठन"।   समा�ार पत्र वि�विमटेड

v^rxwx   राज्य औद्योविगक अविधकरण,     उत्तर प्रदेश और अन्य। (7)  के संदभ�
                में यह भी उद्धृत कि�या गया था कि� परिरभार्षा में बहुर्वो1न में कि�सी शब्द �ा प्रयोग कि�सी

            व्यखिक्त पर अकिधकिनयम �ी प्रयोज्यता �ो अपर्वोकिज'त नही ं �रता है क्योंकिकि� अकिधकिनयम �ो
               समग्र रूप में दे7ा जाना है और अकिधकिनयम �े सभी संघट� भागों �ा ए� साथ अथ'

      लगा�र इस�ा आशय किनधा'रिरत कि�या जाना है।

(4)             इसकिलए किफरौती �े किलए अपहरण �े किलए मौत �ी सजा देना बंध�ों �ो
    लेने �े खि7लाफ अंतरा'ष्ट्र ीय समे्मलन, 1979 ('     मैं �न्वेंशन �ो छोड़ देता

हंू')      �ी पूरी तरह से अर्वोहेलना है,
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(5)  एआईआर 1968  एससी 1125
(6)  एआईआर 1959  बम 178
(7)  एआईआर 1957  एससी 532
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(  सूय' �ांत, जे।

(8) (1980) 2  एससीसी
360

3 जून, 1983        �ो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। याकि1�ा�ता'
    अंतरा'ष्ट्र ीय �न्वेंशन �े अनुचे्छद -2        पर भरोसा �रते हैं जो �हता है कि�

"   प्रते्य� राज्य पाटe  अनुचे्छद 1       में किनधा'रिरत अपराधों �ो उकि1त दंड द्वारा
             दंडनीय बनाएगी जो उन अपराधों �ी गंभीर प्र�ृकित �ो ध्यान में र7ते हैं ।
   �न्वेंशन �े अनुचे्छद 1    में किल7ा है कि�: -

"  अनुचे्छद 1

7.       �ोई भी व्यखिक्त जो कि�सी तीसरे पक्ष, अथा'त्,  ए� राज्य,  ए� अंतरराष्ट्र ीय
  अंतर सर�ारी संगठन,      ए� प्रा�ृकित� या न्याकिय� व्यखिक्त,   या व्यखिक्तयों

             �े ए� समूह �ो मजबूर �रने �े किलए कि�सी तीसरे पक्ष �ो मजबूर �रने
      �े किलए कि�सी अन्य व्यखिक्त �ो मारने,       घायल �रने या जारी र7ने �े किलए

   धम�ी देता है (   इस�े बाद "बंध�"     �े रूप में संदकिभ'त)    बंध� लेने �ा
    अपराध �रता है बंध� ("  बंध� बनाना")      इस �न्वेंशन �े अथ' �े भीतर।

2.    �ोई भी व्यखिक्त जो:

(1)       बंध� बनाने �ा �ाय' �रने �ा प्रयास, या

(2)              कि�सी भी व्यखिक्त �े ए� साथी �े रूप में भाग लेता है जो बंध�
          बनाने �ा �ाय' �रता है या �रने �ा प्रयास �रता है,   इसी तरह

         इस �न्वेंशन �े प्रयोजनों �े किलए अपराध �रता है। "

            यह जोरदार त�' किदया गया था कि� अंतरा'ष्ट्र ीय समे्मलन अंतरराष्ट्र ीय �ानून �ा ए�
               मान्यता प्राप्त टु�ड़ा है और इस तरह �े �ानून �े साथ प्रकित�ूलता �ी सीमा त� देश

  �े �ानून          को रद्द विकर्या +ा सकता है +ैसा विक      जॉली जॉज' र्वोगeज और अन्य में
    शासन विकर्या गर्या है।बनाम    बैंक ऑ, को�ीन (8),    किजसमें नागरिर� और

       राजनीकित� अकिध�ारों पर अंतरा'ष्ट्र ीय र्वोा1ा �े अनुचे्छद 11     और सीपीसी �ी धारा 51 �े
              बी1 ए� स्पष्ट संघर्ष' ने उन�े लॉड'किशप �ो यह दे7ने �े किलए राजी कि�या कि�: -

"  शुरुआत में,      हम �ानून पर अनुचे्छद 11       �ा असर उठा स�ते हैं किजसे ए�
           भारतीय न्यायालय द्वारा लागू कि�या जाना है जब किसकिर्वोल प्रकिक्रया संकिहता में

   ए� किर्वोकिशष्ट प्रार्वोधान है,          जो किडक्री ऋण �ा भुगतान न �रने �े किलए
    किहरासत �ो अकिध�ृत �रता है।

            र्वोा1ा �ेर्वोल ए� किडक्री ऋण �ा किनर्वो'हन नही ं �रने �े किलए �ारार्वोास पर
             प्रकितबंध लगाती है। जब त� किडक्री �ो पैर �रने में किर्वोफलता �े अलार्वोा �ुछ

       अन्य उपाध्यक्ष या मेन्स रीया नही ं होते हैं ,     तब त� अंतरराष्ट्र ीय �ानून देनदार
        �े व्यखिक्त �ो किसकिर्वोल जेल में र7ने पर ना�-   भौं किस�ोड़ता है,   अदालत द्वारा

          बंध� �े रूप में। भारत अब इस प्रसंकिर्वोदा और अनुचे्छद 5 (अनुचे्छद)  �ा
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  हस्ताक्षर�ता' है। (ग)   राज्य �ो "        संगकिठत लोगों �े ए� दूसरे �े साथ व्यर्वोहार
           में अंतरा'ष्ट्र ीय �ानून और संकिध दाकियत्वों �े प्रकित सम्मान �ो बढ़ार्वोा देने"  �े

     किलए बाध्य �रता है। किफर भी,         जब त� र्वोा1ा �ो समायोकिजत �रने �े किलए
       नगरपाकिल�ा �ानून �ो बदल नही ं किदया जाता है,      तब त� अदालत �ो जो

    बांधता है र्वोह पूर्वो' है,    बाद र्वोाला नही।ं ए.ए1.   रॉबट'सन ने "  ह्यूमन राइट्स- इन
   नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉ"          में ठी� ही �हा है कि� अंतरा'ष्ट्र ीय संकिध �ो

         आंतरिर� �ानून बनने से पहले अंतरा'ष्ट्र ीय पारंपरिर� �ानून �ो नगरपाकिल�ा
           �ानून में परिरर्वोत'न �ी प्रकिक्रया से गुजरना होगा। राष्ट्र ीय दृकिष्ट�ोण से राष्ट्र ीय
      किनयमों �ी किगनती अ�ेले होती है ...    व्याख्या �े संबंध में, हालांकि�,   यह आम

           तौर पर राष्ट्र ीय �ानूनी प्रणाली में मान्यता प्राप्त ए� किसद्धांत है कि�,  संदेह �ी
 खि}थकित में,           राष्ट्र ीय किनयम �ी व्याख्या राज्य �े अंतरा'ष्ट्र ीय दाकियत्वों �े अनुसार

   �ी जानी है। "

(v)   धारा 364-  � 1PC           �ा अथ' इस प्र�ार नही ं लगाया जा स�ता है कि� मृतु्यदंड
         किनयम बन जाए जबकि� आजीर्वोन �ारार्वोास �ेर्वोल अपर्वोाद बन जाए,  जब
             संकिर्वोकिध पहले या आदतन अपराधी �े बी1 �ोई भेद न �रे। 1ंूकि� धारा 364-ए

            आईपीसी अंतरराष्ट्र ीय प्रभार्वो �े साथ या उस�े किबना ए� से अकिध� प्र�ार �े
'    किफरौती �े किलए अपहरण'     �ो परिरभाकिर्षत �रती है,     इसकिलए दंड �ी प्र�ृकित

             �ा र्वोण'न �रने र्वोाला इस�ा बाद �ा किहस्सा पहले भाग से संबंकिधत है किजसमें
'    किफरौती �े किलए अपहरण'         �ी तीव्रता �ो र्वोगe�ृत कि�या गया है। इन मानदंडों

   �ो लागू �रते हुए, '    किफरौती �े किलए अपहरण'      �े ए� साधारण मामले में मौत
    �ी सजा अत्यकिध� है।      विनरं+न करण विसंह पं+ाबी एड�ोकेट बनाम

         वि+तेंद्र भीमरा+ विब++ा और अन्य के माम�े में ,ैस�ा सुनार्या
  गर्या है। (9)  में,             इस बात पर जोर देते हुए उद्धृत कि�या गया था कि� जब

        �ानून गंभीर दंडात्म� परिरणामों र्वोाले व्यखिक्त से किमलता है,    तो यह सुकिनकि�त
           �रने �े किलए अकितरिरक्त सार्वोधानी बरती जानी 1ाकिहए कि� किजन लोगों �ो

            किर्वोधाकिय�ा ने क़ानून �ी व्यक्त भार्षा द्वारा �र्वोर �रने �ा इरादा नही ं कि�या
था,         रे्वो �ानून �ी भार्षा �ो 7ी1ं�र नही ं आते हैं।
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(vi)         याकि1�ा�ता'ओं �ो भारतीय दंड संकिहता �ी धारा 364-    � �े अंतग'त अपराध
              �े बारे में नही ं माना जा स�ता क्योंकिकि� ऐसा �ोई साक्ष्य अथर्वोा किनष्कर्ष' नही ं था
          कि� उन्होंकिने कि�सी सर�ार अथर्वोा कि�सी किर्वोदेशी राज्य अथर्वोा कि�सी अंतरा'ष्ट्र ीय

अंतर-            सर�ारी संगठन �ो �ोई �ाय' �रने अथर्वोा किफरौती देने �े किलए बाध्य
       कि�या था। किर्वोनोद �ुमार बनाम हरिरयाणा राज्य (10)     में इस न्यायालय �ी

        7ंडपीठ �े फैसले पर भरोसा कि�या गया है   ,     +हां तीन सा� की बच्ची
       का अपहरण कर वि�र्या गर्या था  और 10     ला7 रुपये �ी किफरौती मांगी
  गई थी। हालांकि�,           अपहरण�ता'ओं में से ए� �ो पीकिड़ता �े किपता से किफरौती

             मांगने �े किलए एसटीडी बूथ में प्ररे्वोश �रते समय किगरफ्तार कि�या गया था और
          उस�े 7ुलासे �े बयान पर अपहृत बचे्च �े साथ उस�े सह-   आरोपी �ो भी

           किगरफ्तार �र किलया गया था। गनीमत रही कि� अपहृत बच्चा स�ुशल किमल
           गया। इस न्यायालय �ी ए� 7ंडपीठ ने हालांकि� आरोपी �ी अपील �ो

   7ारिरज �र किदया,   लेकि�न   ब��ंत विसंह बनाम   हरिरर्याणा राज्य (11)  में
     किपछले फैसले पर भरोसा �रते हुए,     दोर्षकिसखिद्ध �ो धारा 364-    ए से धारा 364

   आईपीसी में बदल किदया,            यह दे7ते हुए कि� इस बात �ा �ोई सबूत नही ं था
           कि� अपील�ता'ओं ने कि�सी भी सर�ार या किर्वोदेशी राज्य या ए� अंतरराष्ट्र ीय

अंतर-            सर�ारी संगठन �ो �ोई �ाय' �रने या किफरौती देने �े किलए मजबूर
कि�या।

(9)      इन दलीलों �ा मु�ाबला �रते हुए,  डॉ.  किसद्धू,     किर्वोद्वान सहाय� एसजी और
              पंजाब और हरिरयाणा राज्यों �े किर्वोद्वान र्वो�ील ने इस रिरट याकि1�ा �ी किर्वो1ारणीयता पर सर्वोाल
 उठाया है।

(10)     इस रिरट याकि1�ा �ो  इस आधार         पर 7ारिरज �रना अच्छी तरह से उकि1त हो
      स�ता है कि� याकि1�ा�ता'ओं और उन�े सह-     आरोपी सोकिनया �ो धारा 302   आईपीसी �े

                तहत मूल अपराध �ा दोर्षी ठहराया गया है और उक्त अपराध �े किलए मौत �ी सजा सुनाई
 गई है,   जो धारा 364-             ए आईपीसी �े तहत उन�ी दोर्षकिसखिद्ध और सजा से स्वतंत्र है। �ें द्र और

          राज्यों �े र्वो�ील ने सही त�' किदया कि� धारा 364-    ए आईपीसी �ी शखिक्तयो ं    �ो 1ुनौती देने �ा
                 यह घुमार्वोदार माग' �ेर्वोल मौत �े र्वोारंट �े किनष्पादन में देरी �रने �े किलए ए� लबादा है, भले

  ही धारा 364-    ए �े तहत '   मौत �ी सजा'     �ो 1ुनौती दी जाती है,  धारा 302   आईपीसी �े तहत
             अपराध �े किलए दी गई र्वोही सजा अभी भी �ायम है और अंकितम है।
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(11)  इसी प्र�ार,       यह दलील कि� क्या धारा 364-       एआईपीसी लागू होती है या उस�े तहत
   दोर्षी �ो '  किर्वोशेर्ष �ारणो'ं   से पहले  दुल'भतम मामलो ं          �े परीक्षण �ा पालन कि�ए किबना मौत �ी सजा दी

  जा स�ती है,               याकि1�ा�ता'ओं द्वारा बहुत अकिध� उपलब्ध और असफल रूप से उठाया गया था या
            अब उन्हें उसी मुदे्द �ो किफर से उठाने से रो� किदया गया है,         यह भी महत्व र7ता है। हम ऐसा इस

     �ारण से �हते हैं कि� 25  जनर्वोरी, 2010 (   अनुलग्न� पी 2)       �े किनण'य �े तहत याकि1�ा�ता'ओं �ी
    अपील पर किनण'य लेते समय,       माननीय सर्वो�च्च न्यायालय ने पैरा 26   में 1993    �े संशोधन अकिधकिनयम
 संख्या 42     �े आधार पर धारा 3 64-           ए �ो सखिम्मकिलत �रने �े उदे्दश्य और उदे्दश्य �ा उले्ल7 कि�या

     और उस�े बाद किनम्नानुसार आयोकिजत कि�या: -

" ...            संशोधन �े �ारण किजन उदे्दश्यों और �ारणों �ा सादा पठन हुआ,    किफरौती �े किलए
         अपहरण से किनपटने में संसद �ी कि1ंता �ो दशा'ता है,     ए� अपराध किजसमें किनर्वोार�

     सजा �ी मांग �ी गई थी,           यहां त� कि� ऐसे मामले में भी जहां अपहरण �े
       परिरणामस्वरूप पीकिड़त �ी मृतु्य नही ं हुई थी।        आं�ड़ों से यह भी पता 1लता है कि�

          किफरौती �े किलए अपहरण पूरे देश में ए� लाभप्रद और फलता  -     फूलता उद्योग बन गया  
             है किजससे �ठोरतम संभर्वो तरी�े से किनपटा जाना 1ाकिहए और न्यायालयों पर भी ए�

             दाकियत्व है। अदालतें इस किदशा में मदद �ा हाथ बढ़ाएंगी। हमारे सामने मामले में  ,   हम  
              पाते हैं कि� न �ेर्वोल अकिभ र्वोमा' �ा किफरौती �े किलए अपहरण कि�या गया था  ,     जो �ाय'  

        अपने आप में मौत �ी सजा �ो आ�किर्ष'त �रेगा  ,         बखिj इस प्रकिक्रया में उस�ी हत्या  
            �र दी गई थी। यह प्रासंकिग� है कि� उपरोक्त संशोधनों से पहले भी  ,      हेनरी �े मामले  

(  सुप्रा  )               में इस न्यायालय ने �हा कि� परिरखि}थकितजन्य साक्ष्य �े आधार पर अपहरण और  
            हत्या �े मामले में भी मौत �ी सजा दी जा स�ती है  ... "   (  महत्त्व लागू)

(12)              माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने किपछले किनण'यों �ो ध्यान में र7ते हुए सजा �ी
           मात्रा पर स्पष्ट रूप से ध्यान किदया और संके्षप में �हा कि�: -

"24,               पूर्वो�क्त �ुछ किनण'य आधुकिन� समाज में मौत �ी सजा �ी रै्वोधता और औकि1त्य �े रूप
                में 1ल रही बहस �ा उले्ल7 �रते हैं। ऐसे नैकित�तार्वोादी हैं जो �हते हैं कि� जैसा कि�

    भगर्वोान ने जीर्वोन किदया है,           उसे अ�ेले ही इसे छीनने �ा अकिध�ार है और इस
               किर्वोशेर्षाकिध�ार �ो कि�सी भी इंसान द्वारा हड़प नही ं किलया जा स�ता है। ऐसे अन्य लोग हैं

      जो मानते हैं कि� मौत �ी सजा

             इसे प्रकितशोधी या किनर्वोार� �ार� �े रूप में नही ं किलया जा स�ता है क्योंकिकि�
              आं�डे़ बताते हैं कि� मौत �ी सजा �ी संभार्वोना ने �भी भी गंभीर अपराध �े

         किलए किनर्वोार� �े रूप में �ाम नही ं कि�या है। हालांकि�,     भारत में व्याप� रूप से
             स्वी�ार कि�या जाने र्वोाला किसद्धांत यह है कि� 1ंूकि� मौत �ी सजा क़ानून �ी

  कि�ताब में है,       इसकिलए इसे सम्माकिनत कि�या जाना 1ाकिहए,    बशत̂ कि� परिरखि}थकितयां
       इसे सही ठहराएं। ब1न किसंह �े मामले (सुप्रा)      में व्याप� किसद्धांत �ो 'दुल'भ

   मामलों में सबसे अकिध�'            �े रूप में र7ा गया है। ब1न किसंह मामले �े बाद इस
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              न्यायालय �े किनण'यों �ी ए� शंृ्र7ला �ा पालन कि�या गया है किजसमें इस शे्रणी �े
            अंतग'त आने र्वोाले मामलों �े प्र�ार �े बारे में बताया गया है।   माछी विसंह और

अन्य,    बनाम पं+ाब राज्य (  जे 983) 3  एससीसी 470     में इस न्यायालय ने सं�ेत
          किदया कि� इस शे्रणी �ा गठन क्या हो स�ता है ... "

(13)               अंकितम किनण'य �े किन�ाले गए भाग से यह स्पष्ट होता है कि� सर्वो�च्च न्यायालय ने
      याकि1�ा�ता'ओं द्वारा कि�ए गए अपराध �ी प्र�ृकित,     इस�ी गंभीरता और र्वोर्ष' 1993   में धारा 364-ए

               �ो शाकिमल �र�े प्राप्त कि�ए जाने र्वोाले किर्वोधायी उदे्दश्य �े अनुरूप उकि1त सजा पर किर्वो1ार कि�या।
                  यह अकिनर्वोाय' रूप से तात्पय' है कि� अब यह दलील देने �ी मांग �ी गई है कि� धारा 364-ए

               आईपीसी �ेर्वोल तभी लागू होती है जब अपराध सर�ार या कि�सी किर्वोदेशी देश आकिद �े खि7लाफ
              कि�या जाता है या याकि1�ा�ता'ओं �े मामले में ऐसा �ोई अपराध नही ं कि�या गया था,  किजसे
        सर्वो�च्च न्यायालय �े पक्ष में नही ं पाया गया था।

(14)      जैसा कि� यह हो स�ता है,        याकि1�ा�ता'ओं द्वारा उठाए गए �ानूनी मुद्दों �ी
    गहन और महत्व �े �ारण,           हम गुणों पर भी अपने किर्वो1ार व्यक्त �रना उकि1त समझते हैं।

(15)    आईपीसी �ी धारा 364   में परिरभाकिर्षत '      अपहरण या हत्या �े किलए अपहरण'  �ा
                अपराध इस तरह �े अपहरण या किफरौती �े किलए अपहरण �े बढ़ते 7तरे �ो रो�ने �े किलए
   अपया'प्त पाया गया था,   इसकिलए धारा 364-    ए आईपीसी �ो 22 मई, 1993  से 1993  �े अकिधकिनयम

 संख्या 42          द्वारा डाला गया था। अपराध �ी प्र�ृकित �ो 26  मई, 1995   से 1995   �े अकिधकिनयम
 संख्या 24       द्वारा और व्याप� कि�या गया है,     किजससे मौजूदा र्वोाक्यांश "    सर�ार या �ोई अन्य

व्यखिक्त",          ए� किर्वोस्तारिरत अकिभव्यखिक्त �े साथ प्रकित}थाकिपत कि�या गया है "    सर�ार या �ोई किर्वोदेशी
   राज्य या अंतरा'ष्ट्र ीय अंतर-      सर�ारी संगठन या �ोई अन्य व्यखिक्त"।
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(16) 1993     �े संशोधन अकिधकिनयम संख्या 42         �े उदे्दश्यों और �ारणों �े �थन में स्पष्ट रूप
       से �हा गया है कि� संशोधन �ो "      किफरौती �े किलए आतं�र्वोाकिदयों द्वारा अपहरण,    लोगों में आतं� पैदा

              �रने और किगरफ्तार सहयोकिगयों और �ैडरों �ी रिरहाई सुकिनकि�त �रने �े किलए लाया गया था,  किजसने
              गंभीर आयाम ग्रहण कि�या है किजस�े किलए �ानून �े मौजूदा प्रार्वोधान अपया'प्त साकिबत हुए थे"  । दूसरी

ओर, 1995     �े संशोधन अकिधकिनयम संख्या 24      �े तहत आईपीसी �ी धारा 364-     ए में और संशोधन �ा
              उदे्दश्य संयुक्त राष्ट्र �ी महासभा द्वारा अपनाए गए बंध�ों �े अपहरण �े खि7लाफ अंतरा'ष्ट्र ीय �न्वेंशन

     �े अनुरूप घरेलू �ानून लाना था। ला7

17 किदसंबर, 1979     और किजसमें भारत ने 7 किसतंबर, 1994     से प्रभार्वोी व्यर्वोहार कि�या। परिरणामस्वरूप,
26.05.1995  से '    किफरौती �े किलए अपहरण'          �े अपराध में न �ेर्वोल किनजी व्यखिक्त शाकिमल थे,   बखिj रे्वो

            लोग भी शाकिमल थे किजन्होंकिने सर�ार या कि�सी किर्वोदेशी राज्य या अंतरा'ष्ट्र ीय अंतर-   सर�ारी संगठन �ो
                 �ोई �ाय' �रने या किफरौती देने �े किलए मजबूर �रने में किलप्त थे। याकि1�ा�ता' �ा दार्वोा है कि�

   संशोकिधत प्रार्वोधान �ा उदे्दश्य *
       �ेर्वोल उन लोगों �ो मृतु्यदंड देना जो सर�ार,       कि�सी किर्वोदेशी राज्य या अंतरा'ष्ट्र ीय अंतर-सर�ारी
     संगठन �े खि7लाफ अपराध �रते हैं,          इस प्र�ार पूरी तरह से किद7ार्वोा है और धारा 364-   ए आईपीसी �े
    किर्वोधायी इकितहास �े किर्वोपरीत है।

(17)  र्वोर्ष' 1993      में आईपीसी �ी धारा 364-         ए �ी शुरुआत से ही ए� किनजी व्यखिक्त �े
'    किफरौती �े किलए अपहरण'               �े अपराध �े किलए किनधा'रिरत र्वोाक्यों में से ए� मौत थी। बाद �े संशोधन

                द्वारा इसे न तो छोड़ा गया है और न ही �म कि�या गया है। प्रार्वोधान �ी 'rctrospcivity'   �ो 1ुनौती पूरी
       तरह से भ्राम� और भ्राम� है क्योंकिकि� 14 फरर्वोरी, 2005    �े बाद धारा 364-A IPC     में �ुछ भी जोड़ा या

   हटाया नही ं गया है,       अथा'त् याकि1�ा�ता'ओं द्वारा अपराध �रने �ी तारी7।

(18)    आईपीसी �ी धारा 364-              ए में दी गई सजा �े पीछे �े उदे्दश्य ने किफर से अ�रम 7ान
    बनाम पकि�म बंगाल राज्य (12)           में आ�' सेंट फैसले में माननीय सुप्रीम �ोट' �ा ध्यान आ�किर्ष'त कि�या,

 जहां 1993     �े संशोधन अकिधकिनयम संख्या 42          �े पीछे �े उदे्दश्यों और �ारणों पर किर्वो1ार �रने पर,
   इसने फैसला सुनाया कि�: - *

(                 उपरोक्त से स्पष्ट है कि� किफरौती �े किलए अपहरण से संबंकिधत मामलों से किनपटने में संसद �ी
  कि1ंता स्पष्ट है,           ए� अपराध किजसमें किनर्वोार� सजा �ी मांग �ी गई है,    इस तथ्य �े

            बार्वोजूद कि� अपहरण �े परिरणामस्वरूप पीकिड़त �ी मृतु्य नही ं हुई थी। अपहरण में
     7तरना� रृ्वोखिद्ध �ो दे7ते हुएयुर्वोा कि1इड्र ेन

  किफरौती �े किलए,          किर्वोधाकिय�ा ने अपने ज्ञान में �ठोर सजा �ा प्रार्वोधान
 कि�या। इसकिलए,            हमारा किर्वो1ार है कि� उन मामलों में जो �ोई भी किफरौती

         �े किलए छोटे बच्चों �ा अपहरण या अपहरण �रता है,    सजा देने में �ोई
    उदारता नही ं किद7ाई जानी 1ाकिहए,   दूसरी ओर,     इसे �ठोर तरी�े से
            किनपटाया जाना 1ाकिहए और ए� दाकियत्व अदालतों पर भी किट�ा हुआ है ...

"

(19)           कि�सी अकिधकिनयम �ो अपराध �े रूप में परिरभाकिर्षत �रना मुख्यत किर्वोधाकिय�ा
                 �ा �त'व्य है। ऐसे अपराध �े किलए समुकि1त दंड देने �ा किर्वो1ार भी ए� किर्वोधायी नीकित है। प्रते्य�

               किर्वोधायी �ार'र्वोाई �ो संरै्वोधाकिन� रूप से रै्वोध माना जाएगा जब त� कि� अन्यथा साकिबत न हो।
                इस�ी रै्वोधता �ी धारणा �ा 7ंडन �रने �े किलए ए� किर्वोधायी �ार'र्वोाई �ो 1ुनौती इस प्र�ार दो
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    प्रकिसद्ध किसद्धांतों पर स्वी�ाय' है, अथा'त्, (i)       क्या किर्वोधायी �ार'र्वोाई मौकिल� अकिध�ारों या संकिर्वोधान
       �े कि�सी अन्य प्रार्वोधान �ा उलं्लघन �रती है; (ii)   क्या किर्वोधानमंडल,    किजसने आके्षकिपत �ानून

 बनाया था,    संकिर्वोधान �े अनुचे्छद 246          �े अथा'न्तग'त इस किर्वोर्षय पर �ानून बनाने �े किलए सक्षम
था?

(20)        1ुनौती �ा पहला किहस्सा संकिर्वोधान �े अनुचे्छद 14  और 21  �े इद' -   किगद' घूमता है,
         क्योंकिकि� याकि1�ा�ता'ओं �ा दार्वोा है कि� आईपीसी �ी धारा 364-   ए में 'अपराध'   और 'सजा'  �े

       बी1 आनुपाकित�ता पर अंतकिन'किहत किदशाकिनद̂शों �े अभार्वो में,      जबकि� पहले अपराधी �ो मौत �ी
    सजा दी जा स�ती है,             लेकि�न उदार किर्वो1ारों पर ए� आदतन फंदे से ब1 स�ता है। 1ंूकि� सजा

       �ा प्रार्वोधान भेदभार्वोपूण' परिरणामों �ी ओर जाता है,      इसकिलए यह �ानून �ी भेदभार्वोपूण' प्रकिक्रया
          �े माध्यम से कि�सी व्यखिक्त �े जीर्वोन �ो छीन�र अनुचे्छद 21      �ो भी समान रूप से अपमाकिनत

   �रेगा। हमारे किर्वो1ार से,     ब�न विसंह बनाम ^w.y   पं+ाब राज्य (13)     में संकिर्वोधान पीठ �े
     आदेश �ा पालन �रते हुए Ilie     किर्वोर्वोाद किर्वोफल होना 1ाकिहए,  '  किर्वोशेर्ष �ारणो'ं    �े मामले में

'मृतु्यदंड'      �ो बर�रार र7ा जाना 1ाकिहए,          और इस तरह �ी 1रम सजा संकिर्वोधान �े अनुचे्छद
14,19  और 21            �ा उलं्लघन नही ं �रती है। सजा �े भेदभार्वोपूण' फैसले �ी बेबुकिनयाद आशं�ा

          �ो भी ब1न किसंह में शांत �र किदया गया था  ,     किजसमें �हा गया था कि�: -

"(ए)              सामान्य किनयम यह है कि� हत्या �े अपराध �ो आजीर्वोन �ारार्वोास �ी सजा �े
             साथ दंकिडत कि�या जाएगा। अदालत उस किनयम से हट स�ती है और मौत �ी
               सजा तभी दे स�ती है जब ऐसा �रने �े किलए किर्वोशेर्ष �ारण हो।ं मौत �ी सजा

            देने से पहले ऐसे �ारणों �ो किलखि7त रूप में दज' कि�या जाना 1ाकिहए:

(7)     दंड संकिहता �ी धारा 302           �े अधीन हत्या �े अपराध �े किलए अकिधरोकिपत कि�ए जाने र्वोाले
           दंडादेश �े प्रश्न पर किर्वो1ार �रते समय न्यायालय �ो अपराध �े साथ-   साथ अपराधी से
            संबंकिधत प्रते्य� सुसंगत परिरखि}थकित �ा अर्वोश्य ध्यान र7ना 1ाकिहए। यकिद न्यायालय पाता है,

  लेकि�न अन्यथा नही,ं             कि� अपराध असाधारण रूप से भ्रष्ट और जघन्य 1रिरत्र �ा है और इस�े
       किडजाइन और इस�े किनष्पादन �े तरी�े �े �ारण,        बडे़ पैमाने पर समाज �े किलए गंभीर

   7तरे �ा स्रोत है,         तो अदालत मौत �ी सजा दे स�ती है। "

(21) '   दुल'भतम से दुल'भतम'          मामलों में मौत �ी सजा देने और   ब1न किसंह   मामले में
 प्रकितपाकिदत  '  किर्वोशेर्ष �ारणो'ं     �े किलए अकिनर्वोाय' किदशाकिनद̂श         �ो बाद �े किनण'यों में उत्तरोत्तर किर्वोस्तारिरत

  कि�या गया है,   किजसमें मै�/आई/डबू्ल्य     किसंह और अन्य शाकिमल हैं। (सुप्रा),    रा+ेश कुमार बनाम
         राष्ट्र ीर्य रा+धानी के्षत्र विदल्ली सरकार के माध्यम से राज्य (14),     और �ई अन्य मामले। इन्ही ं

        पैरामीटरों �े अनुरूप है कि� आईपीसी �ी धारा 364-        ए �े तहत दीतली शाखिस्त �ा पुरस्कार हेनरी
   वि�क्स्मुवि�र्यार रॉबटX�स आविद            में सर्वो�च्च न्यायालय द्वारा न्याकिय� जां1 �ी �सौटी पर 7रा उतरा।

(15),    मोहन और अन्य। बनाम   तविम�नाडु राज्य (16),   और  अ�रम 7ान (सुप्रा)   में हाल �े
 किनण'य में।

(22)    संकिर्वोधान �े अनुचे्छद 21            �े पीछे �े पकिर्वोत्र उदे्दश्य या इस मामले में इस�े �किथत
               उलं्लघन �ी याद किदलाने �े अलार्वोा �ोई साथ'� त�' नही ं किदया गया। याकि1�ा�ता'ओं �ो फांसी पर
                लट�ाने �ा किनण'य �ानून द्वारा }थाकिपत प्रकिक्रया �ा पालन �रते हुए किनकिर्वो'र्वोाद रूप से किलया गया है।
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   भारत संघ और अन्य

(  सूय' �ांत, जे।

(13) (1980) 2  एससीसी
684

            यह फुसफुसाया भी नही ं गया कि� संसद भारतीय दंड संकिहता में धारा 364-     ए �ो �ानून बनाने और
     जोड़ने में अक्षम थी। इस प्र�ार,          याकि1�ा�ता'ओं द्वारा किलया गया पहला और दूसरा आधार कि�सी भी
          योग्यता से रकिहत है और इसे 7ारिरज �र किदया जाना 1ाकिहए।

(23)        तीसरा किर्वोर्वोाद आंकिश� रूप से किर्वोफल हो जाएगा,      जो कि� किर्वोर्वोाद संख्या 1  पर किर्वो1ार
       �रते समय किदए गए �ारणों से है। (i) & (ii)     उदे्दश्यों और �ारणों �े साथ-   साथ धारा 364-A IPC �े

      किर्वोधायी इकितहास �े संदभ' में। इस�े अकितरिरक्त,           यह उले्ल7 �रने �े किलए पया'प्त है कि� धारा 11
  आईपीसी �े अनुसार, "व्यखिक्त"              शब्द में �ोई भी �ंपनी या संघ या व्यखिक्तयों �ा किन�ाय शाकिमल है

              1ाहे र्वोह किनगकिमत हो या नही।ं इली परिरभार्षा संपूण' नही ं है और इसमें शाकिमल हैjuristic

(14) (2011)13  एससीसी 706
(15) (1985) 3  एससीसी 291
(16) (1998)5  एससीसी 336
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(  सूय' �ांत, जे।

               या प्रा�ृकित� व्यखिक्तयों और कि�सी भी तरह से �ेर्वोल �ानूनी व्यखिक्तयों �ो शाकिमल �रने �े किलए
         प्रकितबंकिधत नही ं कि�या जा स�ता है। आईपीसी �ी धारा 11       �ो संकिहता �े अन्य प्रार्वोधानों �े

              संदभ' में और संदभ' में माना जाना 1ाकिहए और यकिद याकि1�ा�ता'ओं द्वारा सुझाए गए �ृकित्रम
                 किनमा'ण �ो किदया जाता है तो भारतीय दंड संकिहता �े �ई अध्याय किनजeर्वो हो जाएंगे। यह त�' पूरी

            तरह से इस तथ्य �ी अनदे7ी �रता है कि� आईपीसी �ी धारा 364-   ए में "   �ोई अन्य व्यखिक्त"
               र्वोाक्यांश �ेर्वोल किफरौती �े किलए ए� किनजी व्यखिक्त �े अपहरण �ो दंकिडत �रने �े किलए डाला

 गया था।

(24)          1ौथे किर्वोर्वोाद �ो भी आंकिश� रूप से किर्वोर्वोाद संख्या 1     �े किर्वोरुद्ध हमारे �ारणों से
    पूरा कि�या गया है। (i) & (ii)             हम पुनरारृ्वोकित्त �ी �ीमत पर �ह स�ते हैं कि� मूल रूप से धारा

364-                ए आईपीसी �ो अंतरा'ष्ट्र ीय �न्वेंशन �े प्रकित कि�सी भी प्रकितबद्धता �े किलए नही ं डाला गया था
     और यह �ेर्वोल भारत द्वारा 7 किसतंबर, 1994          �ो उक्त �न्वेंशन में स्वी�ार �रने �े बाद ही था

 कि� 1995     �ा एएमसीएनडीएमसीएनटी अकिधकिनयम संख्या 24     पारिरत कि�या गया था। आईपीसी
  �ी धारा 364-   ए में 1995            �े बाद �ा संशोधन याकि1�ा�ता'ओं �े मामले �ो कि�सी भी तरह से

    आगे नही ं बढ़ाता है।  +ॉ�ी   जॉज' र्वोगeकिसया एक्ससो में,      सुप्रीम �ोट' ने स्पष्ट     रूप से �हा कि�
"         सामान्य रूप से अंतरा'ष्ट्र ीय �ानून �े उलं्लघन �ा उपाय      राज्य �ी �ानून अदालतों में नही ं

              पाया जाना 1ाकिहए क्योंकिकि� अंतरा'ष्ट्र ीय �ानून �े पास नागरिर� �ानून �ा बल या अकिध�ार नही ं
है,       जब त� कि� इस�े पे्ररणादाय� प्रभार्वो /   इस प्र�ार,      इसमें भी �ोई योग्यता नही ं है।

(25)       पां1र्वोें किर्वोर्वोाद में आईपीसी �ी धारा 364-        ए �े तहत मौत �ी सजा �ो 'किनयम' या
   आजीर्वोन �ारार्वोास �ो 'अपर्वोाद'          �रार देने �े पीछे �ोई तथ्यात्म� आधार नही ं है.   कि�सी भी

               किनकि�त जान�ारी या सामग्री �े अभार्वो में जैसे अस्पष्ट और जंगली �लह पूरी तरह से अस्वी�ृकित
   �े योग्य है। हालांकि�,            हम यह जोड़ना जल्दबाजी �र स�ते हैं कि� माननीय सर्वो�च्च न्यायालय �े

   रिरपोट' कि�ए गए किनण'य,        किजनमें से �ुछ इस आदेश में उद्धृत हैं,        स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट रूप से
    बताते हैं कि� धारा 302              आईपीसी �े तहत अपराध �े किलए मौत �ी सजा देने �े किलए लागू

    जोरदार परीक्षण धारा 364-             ए आईपीसी �े तहत ए� मामले में सजा �ी मात्रा पर किर्वो1ार �रते
                 समय भी लागू कि�ए जाते हैं। किफरौती �े किलए अपहरण �े किश�ार व्यखिक्त �ो छुड़ाए जाने पर भी

                 मौत �ी सजा देने �ा �ोई उदाहरण हमारे ध्यान में नही ं लाया गया है। यह किर्वो1ार �रने �ा
                  अर्वोसर कि� क्या मामला ज्ञात अपर्वोादों �े भीतर आता है और मौत �ी सजा देने �े किलए किफट है,

                 �ेर्वोल तभी उत्पन्न होता है जब पीकिड़त �ो लाल1 �े किलए ठंडे 7ून र्वोाली भीर्षण हत्या �ा सामना
   �रना पड़ता है।     विनरं+न विसंह करम विसंह पं+ाबी,  एड�ोकेट (सुप्रा)    में किनण'य तत्काल
         मामले में लागू नही ं होता है क्योंकिकि� यह धारा 302,  307       और आईपीसी �े तहत �ुछ अन्य

                 अपराधों �े साथ पढ़ा जाने र्वोाला टाडा �े तहत ए� मामला था और यह टाडा �े तहत नाकिमत
      न्यायालय �े �त'व्यों �ी व्याख्या �रता है।
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(26)                 अंकितम सबकिमशन �े पास भी 7डे़ होने �े किलए �ोई पैर नही ं है और उसे सपाट किगरना
               1ाकिहए। किर्वोनोद �ुमारी मामले में ए� समन्वय पीठ �ा किनण'य याकि1�ा�ता'ओं �ो ए� से अकिध�

        �ारणों से �ोई मदद नही ं �रता है। सबसे पहले,      याकि1�ा�ता'ओं �ो आईपीसी �ी धारा 302  �े तहत
                 भी ठोस अपराध �े किलए उच्चतम न्यायालय त� दोर्षी ठहराया गया है और मौत �ी सजा सुनाई गई
  है। इस प्र�ार,    आईपीसी �ी धारा 364-      ए �े तहत सजा �ी मात्रा,    कि�सी भी तरह से,   उन�े भाग्य �ो
   नही ं बदलती है। दूसरा,    वि�नोद कुमार के         मामले में अपहृत बचे्च �ो स�ुशल बरामद �र किलया
          गया। तथ्यों �े आधार पर �म सजा देना न्यायोकि1त था। तीसरा,    वि�नोद कुमार के    मामले में और

            साथ ही बलरं्वोत किसंह �े मामले में इस न्यायालय �ी किपछली किडर्वोीजन      बें� के ,ैस�े में  , र्वोाक्यांश
"    या कि�सी अन्य व्यखिक्त"        पर बें1 द्वारा ध्यान नही ं किदया गया। 1ौथा,     याकि1�ा�ता'ओं द्वारा दी गई सजा

              �ी मात्रा पर याकि1�ा �ो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन�ी आपराकिध� अपीलों �ो 7ारिरज �रते
                   हुए स्पष्ट रूप से 7ारिरज �र किदया है और इस किनष्कर्ष' पर लगाया है कि� अपहरण �े तुरंत बाद पीकिड़त
                �ो रसायनों �ी मदद से ए� लाश �े रूप में बदल किदया गया था और उसे अमानर्वोीय,   शैतानी और

         नृशंस तरी�े से मौत �े घाट उतार किदया गया था।

(27)      किजन �ारणों से �हा गया है,           हमें इस रिरट याकि1�ा में �ोई योग्यता नही ं किमलती है और
   इसे 7ारिरज �रते हैं।

(28) 23 किसतंबर, 2012       �ो }थाकिपत रिरट याकि1�ा पर हमने 27 किसतंबर, 2012  �ो सुनर्वोाई
               �ी। याकि1�ा�ता'ओं �े र्वो�ील ने ए� किर्वोकिशष्ट उले्ल7 कि�या कि� उन�ी दलीलों से असहमत होने �ी

 खि}थकित में,                माननीय सर्वो�च्च न्यायालय में अपील �रने �े किलए �ुछ समय किदया जा स�ता है। 1ंूकि� �हा
      जाता है कि� मौत �े र्वोारंट 5  अकू्टबर,  2012         �ो फांसी �े किलए जारी कि�ए गए थे,   इसकिलए हम

    अजीबोगरीब तथ्यों और परिरखि}थकितयों में,  अधीक्ष�,   सेंट्र ल जेल,         पकिटयाला �ो किनद̂श देते हैं कि� रे्वो डेथ
     र्वोारंट �ो }थकिगत र7ें और 12 अकू्टबर, 2012     त� उसे किनष्पाकिदत न �रें ,   इस बी1,  याकि1�ा�ता'ओं

               �ो अपील �रने �े किलए किर्वोशेर्ष अनुमकित �े अपने उपाय �ा लाभ उठाने में सक्षम बनाएं।

(29)     इस आदेश �ी ए� प्रकित,           जो इस न्यायालय �े बें1 सकि1र्वो द्वारा किर्वोकिधर्वोत सत्याकिपत है,
   श्री नरेश �ुमार जोशी,     भारत संघ �े किर्वोद्वान र्वो�ील,    सुश्री मोकिन�ा किछब्बर शन्ना,    डीएजी पंजाब और श्री
  रकिर्वो दत्त शन्ना,              डीएजी हरिरयाणा �ो इन्फोनेशन और आगे �ी आर्वोश्य� �ार'र्वोाई �े किलए सौपं दी जाए
             और सामान्य शुj जमा �रने पर याकि1�ा�ता'ओं �े र्वो�ील �ो भी सौपं दी जाए।

(30) दस्ती   भी।

एम. +ैन

अस्��केरण: स्था�नी�या भा�षा� म� अनी���दि�त विनीण�या ���� के	  स�विमत उपया ग के	  वि"ए है% त�दिके �है अपनी� 
भा�षा� म� इस	 समझ सके	  और दिकेस� अन्या उद्दे	श्या के	  वि"ए इसके� उपया ग नीहै+ दिकेया� जा� सकेत� है%\ सभा� 
व्य�है�रिरके और आधीके�रिरके उद्दे	श्या  के	  वि"ए विनीण�या के� अ0ग्रे	ज़ी� स0स्केरण प्रा�म�विणके है ग� और विनीष्प��नी 
और के�या��न्�यानी के	  उद्दे	श्या के	  वि"ए उपया�क्त रहै	ग� |
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जा%विस्मनी प्रा�त  के6र 

                  प्राविक्षश� न्या�वियाके अविधीके�र� 

स नी�पत 
हैरिरया�ण� 


